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uxjh; vif'k"V dk ikVu
363- 
Jh foñ fot;lkbZ jsìh% 
D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ D;k ea=ky; dks bl ckr dh tkudkjh gS fd 75 izfr'kr vif'k"V dk fcuk izlaLdj.k ds ikVu dj fn;k tkrk gS( 
¼[k½ D;k ea=ky; dks bl ckr dh Hkh tkudkjh gS fd dbZ jkT; vius ;gka uxjh; vif'k"V ds dsoy 2 izfr'kr Hkkx dk izlaLdj.k djrs gSa( 
¼x½ D;k vkU/kz izns'k vius 10 izfr'kr uxjh; vif'k"V dk Hkh izlaLdj.k ugha djrk gS( vkSj 
¼?k½ ;fn gka] rks ea=ky; vkU/kz izns'k lesr dbZ jkT;ksa }kjk fd, tkus okys izlaLdj.k ds bl vLohdk;Z Lrj dks fdl rjg ls ns[krk gS] vkSj bl fLFkfr dk lek/kku djus ds fy, D;k&D;k dne mBk, x,@mBk, tkus okys gSa\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)
(क): दिनांक 31.10.2018 की स्थिति के अनुसार देश में नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की क्षमता लगभग 40% है।
(ख): किसी भी राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण 2 प्रतिशत से कम नही है।
(ग): वर्तमान में, आंध्र प्रदेश कुल नगरीय ठोस अपशिष्ट का 29% प्रसंस्करण करता है।
(घ): स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत नीतिगत कार्यक्रम, स्वच्छ सर्वेक्षण करने  और कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग करने, सतत निगरानी, ​​आवधिक समीक्षा, विभिन्न तकनीकी परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी करने, सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं इत्यादि सहित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एसबीएम (शहरी) के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सांविधिक शहरों/कस्बों के लिए कुल परियोजना लागत की 35% अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। 
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